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फज  व व व यालय 
 
2082. डॉ॰ वकटेश नेता बोरलाकंुताः 
 ी दयाकर पसुनरू ः 
 ी एन॰ रेड़ड पः 
 ी अ ण सावः 
 
 या मानव संसाधन वकास मं ी यह बताने क  कृपा करगे कः 
 
(क) या व व व यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने फज  व व व यालय  क  एक सूची जार  क  है जो 

वघो षत, गैर-मा यता ा त सं थाएं ह जो यूजीसी अ ध नयम का उ लंघन करते हु ए काय कर रह  
ह, तथा यूजीसी ने व या थय  को इनके दाव  पर व वास नह ं करने क  चेतावनी द  है तथा जो 
एक से यादा दशक से यूजीसी क  जांच-सूची म ह और व नयामक क  कदाचार-रोधी को ठ 
(एएमपीसी) उनके व  उ चत कारवाई कर रह  है तथा य द हां, तो त संबंधी यौरा या है; 

(ख) सरकार वारा अब तक इसक  सूची म शा मल गरै-मा यता ा त महा व यालय  को बंद करने के 
लए रा य-वार या कदम उठाए जा रहे ह; 

(ग)  व या थय  के हत  क  र ा के लए सभी कॉलेज  वारा यूजीसी के दशा नदश  के अनुपालन क  
स ती से नगरानी के लए सरकार वारा या कदम उठाए गए ह; 

(घ)  या वदेश  म भी बड़ी सं या म फज  महा व यालय काय कर रहे ह; और 
(ड.)  य द हा,ं तो त संबंधी यौरा या है? 

 
उ तर 

मानव संसाधन वकास मं ी 
( ी रमेश पोख रयाल ‘ नशकं’) 

 
(क) से (ग): जी, हां। छा , अ भभावक , जन सामा य और इले ॉ नक टं मी डया के मा यम से 
ा त शकायत  के आधार पर, व व व यालय अनदुान आयोग (यूजीसी) ने 24 फज  व व व यालय  



क  सूची जार  क  है जो यूजीसी अ ध नयम, 1956 क  धारा 2 (एफ) और धारा 3 के तहत मा यता 
के बना ड ी काय म क  पेशकश कर रहे ह। इसके अलावा, दो और सं थान नामतः भारतीय 
योजना और बंधन सं थान (आईआईपीएम), नई द ल  और भारतीय श ा प रषद, लखनऊ, उ तर 
देश भी यूजीसी वारा मा यता ा त नह  ं ह। इन फज  व व व यालय  का ववरण इसक  

वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपल ध है। 

सरकार/यूजीसी ने इन व व व यालय  को बंद करने के लए न न ल खत कदम उठाए ह ता क छा  इन 
फज  व व व यालय  के जाल म न फंसे: 

i. सरकार/यूजीसी ने अपने अ धकार े  म ि थत फज  व व व यालय  के खलाफ उ चत कारवाई 
करने के लए रा य/संघ शा सत देश के मु य स चव / श ा स चव  को प  जार  कए ह। 

ii यूजीसी ने फज  व व व यालय  को कारण बताओ नो टस / चेतावनी जार  क  है क नातक 
और नातको तर ड ी पा य म चलाने और ामक व ापन देने से यूजीसी अ ध नयम और 
भारतीय दंड सं हता आ द स हत उपयु त कानून  के ावधान  के तहत कठोर कारवाई क  जा 
सकती है।  

iii यूजीसी ने भारतीय योजना और बंधन सं थान (आईआईपीएम), नई द ल  और जैव रसायन 
श ा अनुदान आयोग, ना दया, पि चम बंगाल के खलाफ संबं धत पु लस टेशन  म 
एफआईआर दज क  है। 

उपरो त के अलावा, यूजीसी ने फज  व व व यालय  से आम जनता, छा  और अ भभावक  म 
जाग कता फैलाने के लए न न ल खत कदम उठाए ह: 

i. यूजीसी ने फज  व व व यालय  क  सूची अपनी वेबसाइट यानी www.ugc.ac.in पर का शत 
क  है। 

ii. येक शै णक स  के ारंभ म यूजीसी आकां ी छा , अ भभावक  और जन सामा य को देश 
के व भ न भाग  म चल रह  उ चतर श ा के वघो षत, अ ा धकृत फज  
व व व यालय /सं थान  वारा चलाए जा रहे पा य म  म वेश न लेने के संबंध म चेतावनी के 
लए ह द  और अं ेजी म रा य दै नक और समाचार-प  म देश म फज  व व व यालय  क  
रा य-वार सूची के संबंध म ेस व ि त और सावज नक नो टस जार  करता है।  

(घ) और (ड.): सरकार को ऐसी कोई शकायत ा त नह ं हु ई है। 

***** 


